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सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक:/58-86/33136.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० यूनीईटिड इजिनियरज , 
हिसार रोड , रोहतक के श्रमिक श्री दया सिंह, पुत्र श्री भरत सिह गांव रेनकपुरा, तहसील व जिला रोहतक , हरियाणा तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इरामें इसको बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शामितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा पं. गज्यपाल एस . द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंभट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि 
उक्त प्रसाधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री दया सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 65-86/ 33 193. - चूंकि हरिगाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सुप्रीम इन्जीनियरिंग 
इण्डस्ट्रीज प्रा ० लि ०, प्लाट नं. 5, मैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री भोला मांझी, मार्फत अन्तराष्ट्रीयवादी मजदूर यूनियन, जी . 
16 2, इन्दरा नगर , सैक्टर -7, फरीदाबाद तथा उसको प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 

इसलिए, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3 - श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1978, के साथ पाते हुये मधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -5711245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, वारा उक्त अधिनियम की 
धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त पबन्धकों तथा भ्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री भोला मांझी की सेवा समाप्त की गई है या इसने स्वयं त्याग-पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस 

बिन्दु पर निर्णा के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/58-86/ 33200.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की 

-चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० भाई सुन्दर दास 
एण्ड संज कम्पनी , प्रा . लि . , मथुरा रोड़, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री विजेन्द्र पुत्र श्री मामराज मार्फत सीटू कार्यालय, 2/7, गोपी 
कालोनी , पुराना फरीदाबाद , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनि यि हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद प्रविनियन , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 68/1525 4, दिनांक 20 जून , 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिपूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री विजेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ०/ अम्बाला/110- 84/ 33207. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भूपिन्द्रा सिमेन्ट वर्कस , 
सुरजपुर ( मम्बाला) के श्रमिक श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री संतोष सिह, गांव भूरिया सैनी, पोस्ट आफिस , जगोवाल , तहसील व 
जिला गुरदासपुर (पंजाब ) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है. या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री कृपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


